भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 3597
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/6 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उधारकर्त्ताओं के पासपोर्ट ब्यौरे
3597.
डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सभी उधारकर्त्ताओं के 
पासपोर्ट ब्यौरे प्राप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
इससे सार्वजनिक निधियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): पासपोर्ट विवरण की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देने में बैंकों को समर्थ बनाने को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने दिनांक 06.03.2018 के पत्र के माध्‍यम से सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक की ऋण सुविधा प्राप्‍त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों और कंपनि‍यों के अन्‍य प्राधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणि‍त प्रति प्राप्‍त करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्‍त, इस परामर्शिका में यह उल्‍लेख किया गया है कि वर्तमान मामलों में, जहां  50 करोड़ रुपये और इससे अधिक के ऋण दिए गए हैं, बैंक पासपोर्ट विवरण प्राप्‍त कर सकता है। इसके अतिरिक्‍त, इसमें यह कहा गया है कि उन मामलों में, जिनमें संबंधित व्‍यक्ति के पास पासपोर्ट न हो, तो यह घोषणा, कि ‘उसके पास पासपोर्ट नहीं है’, के रूप में प्रमाणपत्र को पासपोर्ट विवरण के बदले पर्याप्‍त माना जाना चाहिए। 
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